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राजनीति' की अवधारणा 
ओर वैचारिक स्वराज 


आदित्य निगम 


भूमिका : चंद पद्धतिगत सवाल 
“वैचारिक स्वराज और “युरोपेतर' चिंतन की चुनौतियाँ' शीर्षक वाले लेख में चिंतन के वि- 
औपनिवेशीकरण से जुड़े कुछ सवाल उठाए गये थे जो मूलत: एक ख़ास बहस के संदर्भ में पॉलेमिक 
(विवादात्मकता) के तौर पर उभरे थे। यह लेख उसकी दूसरी कड़ी ज़रूर है, मगर इसका सरोकार 
पॉलेमिक से आगे जा कर 'राजनीति' के सिद्धांतीकरण के मसले से जूझना है। इस संदर्भ में पिछले 
लेख में सूत्र रूप में किये गये दो दावों को यहाँ शुरू में ही में ज़रा तफसील से दोहराना ज़रूरी है। 
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पहला यह कि वि-औपनिवेशिकृत चिंतन 'देशज ' या ख़ालिस ' भारतीय ' चिंतन नहीं हो सकता। 
पिछले लेख में हमने इस बात पर ज़ोर दिया था कि विचारों की दुनिया में ख़ालिस 'देशज' नाम की 
कोई चीज़ नहीं है, और बिल्कुल उसी तरह कोई ख़ालिस 'युरोपीय' चिंतन भी नहीं है। बौद्ध मत हो 
या गणित या चिकित्सा-विज्ञान जैसे अनुशासन-- इन सबके विश्व के दूसरे हिस्सों में प्रसार का 
उल्लेख तो हमने पिछले लेख में किया ही था। मगर यह मानने की जुर्रत करना कि हमने ही दुनिया 
को तमाम सबक़ सिखाए मगर हमारे ख़ुद के पास किसी से सीखने-जानने को कुछ नहीं है या था, 
ख़ुदफरेबी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ईसाईयत और इस्लाम से दक्षिणी और पश्चिमी भारत का रिश्ता 
बहुत पुराना है और उसका किसी आक्रमण या आक्रमणकारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 52 ईस्वी में 
अगर सेंट टॉमस द्वारा पहले चर्च की स्थापना केरल में की जा चुकी थी, तो सातवीं सदी के आख़िरी 
दौर से अरब सौदागरों का भारत के पश्चिमी और दक्षिणी तट पर आ कर बस जाना भी शुरू हो गया 
था। ईसा-पूर्व पहली सदी के आसपास से वर्तमान केरल के मुज़ेरिस नाम के प्राचीन बंदरगाह के 
फ़ारस, यूनान, मिस्र व रोम जैसे कई दूर-दराज़ के देशों से व्यापार के रिश्ते जुड़े हुए थे और उनके 
साथ कई क़िस्म की आमोदरफ़्त लगातार बनी रही थी। प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं और 
विचारों पर काम करने वाले चिंतक और इतिहासकार मात्र ही जानते हैं कि चीन के ह्ययून त्सांग और 
यूनान के मेगास्थेनीज़ के ज़रिये हमें उस वक़्त के अपने ही समाज के बारे में दुर्लभ जानकारियाँ मिलती 
हैं-- और ज़ाहिरा तौर पर यह इसलिए है कि इन सब देशों/तहज़ीबों के साथ रिश्तों में धर्म और 
राजनीतिक नतज़रियों से जुड़ी बौद्धिक जिज्ञासाएँ भी बाज़ाब्ता शामिल हुआ करती थीं। 

यही वजह है कि दूर-दराज़ के इन समाजों के कई विचारों के साथ प्राचीन भारत के भी कई 
विचारों में मेल दिखाई देता है, मगर यह तय कर पाना तक़रीबन नामुमकिन है कि अमुक विचार का 
स्रोत कहाँ और कौन-सा है। यह भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि विचारों की यह आमोदरफ़्त 
कई बार सदियों के फ़ासले लाँघ कर जारी रहती है और जैसा कि हाजिमे नाकामुरा दिखाते हैं, दुनिया 
भर में अलहदा-अलहदा संस्कृतियों और तहज़ीबों में ऐसे समान विचारों का प्रचलन दिखाई देता है। कई 
दार्शनिक यह भी मानते हैं कि प्राचीन यूनान के 'निओ-प्लाटोनिज़ञम' के प्रवर्तक प्लोटाइनस का 'एक' 
का विचार शंकर के अद्ठैतवाद के “ब्राह्मण” के विचार से काफ़ी मिलता-जुलता है। जोनार्दन गनेरी अपने 
हालिया काम में यह दिखाते हैं कि पंद्रहवीं सदी में रघुनाथ शास्त्री जैसे नव्य-न्याय दार्शनिकों में जो 
बैद्धिक हलचल दिखाई देती है उसका संबंध उस ज़माने में हमारी आबो-हवा में इस्लाम की मौजूदगी से 
है। विचारों की दुनिया की इस आमोदरफ़्त में सांस्कृतिक तत्त्व (मसलन खानपान या सोच-विचार के 
तौर तरीक़े) और विचार महज़ एक जगह से उठ कर ज्यों के त्यों किसी अन्य जगह में जाकर बस नहीं 
जाते, बल्कि बौद्धिक मशक़्क़त की एक जटिल प्रक्रिया के ज़रिये वे एक नया रूप अख़्तियार कर लेते हैं। 
मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इससे वह किसी एक ख़ास संस्कृति या विचार जगत के ही हो कर 
नहीं रह जाते। 

इन तमाम बातों के पेश-ए-नज़र, पद्धतिगत रूप से, हद से हद इतना भर कहा जा सकता है कि 
तक़रीबन एक ही वक़्त पर कुछ एक जैसे विचारों का प्रचलन कई जगहों में दीख पड़ता है और चूँकि 
हर संस्कृति या विचार-परम्परा उन्हें अपने ढंग से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लेती है, इसलिए 
हमारी कोशिश उन्हें उन सांस्कृतिक-ऐतिहासिक संदर्भों में समझने की होनी चाहिए। ऐसा करना 
इसलिए ज़रूरी नहीं है कि यह किसी “राष्ट्रीय गौरव' का सवाल है, बल्कि इसलिए कि ऐसा करना 
हमें उस ख़ास सांस्कृतिक-ऐतिहासिक संदर्भ से फिर जोड़ता है जिससे उपनिवेशवाद की ' ज्ञानमीमांसक 
हिंसा ' हमारा रिश्ता तर्क कर चुकी है और जिसके चलते हमारा आज का समाज-विज्ञान भी हमें 


।यह उक्ति गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक द्वारा इस्तेमाल की गयी है, और मैंने उन्हीं से उधार ली है. 
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अपने समाज के बारे में ठीक-ठीक बता पाने में नाकाम रहता है। यह दोहराना ज़रूरी है कि विचारों 
और संस्कृति की दुनिया में किसी ख़ालिस स्रोत या गंगोत्री की तलाश करना एक अंतहीन भूलभुलैया 
में घुसने के बराबर है। 

यह भी हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि ' भारत' या 'देश' को आज हम जिस रूप में राष्ट्र-राज्यों 
के आइने में देखने-समझने के आदी हो चले हैं वह बेहद भ्रामक है, क्योंकि राष्ट्र-राज्य नाम की शै 
ज़्यादा से ज़्यादा दो सौ बरस पुरानी है। मिसाल के तौर पर, यह दावा करना कि सिंधु घाटी की सभ्यता 
' भारतीय ' थी, सिरे से ग़लत है। इसका सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का 
बड़ा हिस्सा भौगोलिक तौर पर तो आज के पाकिस्तान में पड़ता है-- यानी जिस सभ्यता की बात हम 
इतने फ़ख्र से करते हैं वह एक अलग ही जुगराफ़िए का हिस्सा था-- आज का हिंदुस्तान अकेले 
उसका दावेदार नहीं हो सकता। और भी दिलचस्प बात यह है कि जिन पर हमें इतना नाज़ है, उन वेदों 
की रचना भी सम्भवत: उसी भूखण्ड में हुई थी जिसका एक बड़ा हिस्सा आज के पाकिस्तान और 
मध्य एशिया में है। 

अगर हम आर्य-आक्रमण का ख़याल छोड़ भी दें तो भी हालिया शोध से बड़े पैमाने पर आर्यों 
के प्रवसन की बात तो पुख़्ता होती ही है। अगर ऐसा है तो यह भी मुमकिन है कि वेद भी आर्यों के 
साथ ही भारत आये थे। और तो और, भाषाई शोध से यह भी पता चलता है कि ख़ुद संस्कृत की पूर्वज 
भाषा जिसे मित्तन्नी के नाम से जाना जाता है और जिसकी जड़ें सम्भवत: इण्डो-ईरानी ज़ुबान में हैं जो 
ख़ुद उस इण्डो-आर्यन भाषा की पूर्वज है जिसके चिह्न ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद की 
संस्कृत की पूर्वज इस मित्तन्नी भाषा में लिखे सबसे पुराने शिलालेख आज के सीरिया में देखने को 
मिलते हैं जहाँ इसका चलन हुआ करता था। लिहाजा, युरोपेतर या वि-औपनिवेशिकृत चिंतन महज़ 
अतीत की किसी अमूर्त और संकीर्ण व्याख्या के गौरवगान का या महिमामण्डन करने का नाम नहीं हो 
सकता है। अपने दिमाग़ के दरवाज़े बंद करके सोच-विचार के नाम पर आज जो इस मुल्क में चल 
रहा है वह तो क़तई वैचारिक स्वराज का रास्ता नहीं हो सकता है क्योंकि वह रुख़ मूलरूप से बौद्धिकता 
का ही दुश्मन है। 

जो बात भारत यानी हिंदुस्तान के बारे में कही जा सकती है वही युरोप के बारे में भी कही जा 
सकती है। आधुनिक युरोपीय चिंतन दुनिया भर के बौद्धिक और फ़लसफ़ाई चिंतन की धरोहर को 
अपने ढंग से जज्ष्ब करके ही वजूद में आया है। मसलन, यह तो सर्वविदित है ही कि युरोप का 
नवजागरण या रेनेसाँ जिस यूनान को अपना फ़लसफ़ाई क्लासिकी युग घोषित करता हुआ सामने आता 
है उस यूनान की वैचारिक धरोहर से उसका कोई सीधा रिश्ता नहीं था : अफ़लातून और असस्तू जैसे 
विचारक ईसाईयत-पूर्व बुतपरस्त पेगन समुदायों से आते थे जिसके ख़िलाफ लगातार जंग करते हुए 
युरोपीय ईसाईयत ने ख़ुद को स्थापित किया और अंततः पूरे युरोप को ही उस आँधेरे मध्ययुग में धकेल 
दिया था और जिसके ख़िलाफ़ बग़ावत की शुरुआत नवजागरण से हो रही थी। इतना ही नहीं क्लासिकी 
यूनान की वैचारिक धरोहर युरोप को अल-फ़राबी, इब्न सिना, इब्न रुश्द जैसे अनगिनत मध्यकालीन 
अरब फ़लासुफ़ के ज़रिये हासिल हुई थी। 

अरब के ये दार्शनिक अफ़लातून और अरस्तू आदि के महज़ अनुयायी नहीं थे बल्कि नौवीं से 
बारहवीं सदी के बीच, इस्लाम के उदय की पृष्ठभूमि में राजनीति, मज़हब और दर्शन के आपसी रिश्तों 
के संदर्भ में पैदा हुए नये फ़लसफ़ाई सवालों से रूबरू होने की प्रक्रिया में अफ़लातून और अरस्तू को 
पढ़ रहे थे। यह भी जानी हुई बात है कि इब्न रुश्द उर्फ़ एवरोज़ (उनका लातिनीकृत नाम) के युरोपीय 
मुरीदों ने ही तेरहवीं सदी में तर्कवाद का झण्डा बुलंद कर कर चर्च की सर्वग्रासी सत्ता को चुनौती दी 
थी। हालिया शोध से एक बात और साफ़ हुई है : क्रूसेड्स यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ ग्यारहवीं से 
तेरहवीं सदी तक चले धर्म-युद्धों के दौरान युरोप के ईसाई जगत का साबिक़ा पहली मर्तबा क़ुर्तुबा व 
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टोलेडो आदि इस्लामी दुनिया के बड़े-बड़े पुस्तकालयों में पड़े ज्ञान-भण्डार से हुआ। चर्च के आधिपत्य 
के अधीन युरोप जब मध्य-युग के अंधकारमय दौर से गुज़र रहा था तब अरब दुनिया में विज्ञान और 
फ़लसफाई विकास हैरतअंगेज मंजिलें तय कर रहा था। वह सारा ज्ञान इन मक़तबों/ पुस्तकालयों में 
पड़ा था जो बज्ञरिये क्रूसेड्स युरोपीय विद्वानों तक पहुँचने लगा।? याद रहे कि ख़लीफ़ा अल-मामून 
के ज़माने से बगदाद के बैत-अल-हिकमा के समय से ही दुनिया भर का ज्ञान अरब विद्वानों ने अपने 
मक़तबों में महफूज़ रखा था। युरोप के बुद्धिजीवियों ने हाथ लगा यह ख़ज्ञाना आख़िरकार अपने ख़ास 
अंदाज़ में जज़्ब ही नहीं किया बल्कि उसके आधार पर बिल्कुल नये ज्ञान के रास्ते भी खोल दिये। 
यही ज्ञान युरोपीय ज्ञान की शक्ल में हमारे पास आता है, बेशक़ हमारी दिक़्क़त इस बात से पैदा होती 
है कि उपनिवेशवाद के ज़रिये जब यह ज्ञान हम तक उस शोषणतंत्र का हिस्सा बन कर, अपने तजुरबों 
को अन्य समाजों पर थोपते हुए आधुनिकता का अहंकार ले कर पहुँचता है। 

इस नज़रिये से देखें तो वि-औपनिवेशीकरण का मूल उद्देश्य अपने वर्तमान से जूझने के लिए. 
ऐसे उपयुक्त वैचारिक औज्ञार गढ़ना होना चाहिए जो हमारे अपने तजुरबों को तरजीह दे-- बेशक़ 
उसके लिए पद और अवधारणाएँ कहीं से भी जुटानी पढ़ें। 

दूसरी बात जो याद रखना ज़रूरी है वह यह कि दर्शन और सिद्धांत के इलाक़े में वैचारिक स्वराज 
का अर्थ चूँकि अपने 'आज' की चुनौतियों को बेहतर समझना है, इसलिए किसी कल्पित अतीत की 
आरती उतारना या, सबसे बेहतर स्थिति में, उससे अंतहीन संवाद करते रहना काफ़ी नहीं है-- उस 
संवाद के सहारे नये सिद्धांत गढ़ना आज का सबसे अहम काम है। यह समझना ज़रूरी है कि कोई भी 
पारम्परिक विचार या ज्ञान अकेले हमें आज की चुनौतियों से जूझने के औज्ञार मुहैया नहीं करा सकता 
है। आख़िरकार, किसी भी दार्शनिक या सिद्धांतकार के नज़दीक एक मुक़ाम ऐसा आता है जब उसे 
तमाम तूफानों के बीच से गुज़रते हुए अपनी और अपने समाज की किश्ती को किनारे तक पहुँचाना 
होता है-- और तब, उस वक़्त उसके पास जो कुछ होता है, जिस किसी वैचारिक औज्ञार को वह 
अपने हाथ के पास पाता है, उसी से वह अपना काम चलाता है। ऐसे खेवनहार को आप क्या कहिएगा 
जो तूफान के सामने खड़े होकर सिर्फ़ अपने अतीत का गौरव गान करता रह जाता है ? अगर वह 
तूफान से किश्ती निकालने का रास्ता नहीं दिखा पाता है तो उसकी विद्या किस काम की ? आधुनिकता-- 
और उसके साथ पूँजीवाद और उद्योगीकरण-- ऐसा ही एक तूफान था जिसके सामने खड़े होकर 
इमानुएल कांट, ज्योर्ज हेगेल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सिग्मण्ड फ्रॉयड आदि विचारकों और दार्शनिकों 
ने न सिर्फ़ उसे समझने के लिए पद मुहैया करवाए बल्कि खुद आधुनिकता को आकार दिया। तमाम 
तरह के रुझान रखने वाले राजनीतिक चिंतकों और दार्शनिकों ने उसे अपने ढंग से समझने और ढालने 
की कोशिश की और उन्हीं के दिये हुए पदों और नज़्रियों के ज़रिये हम आज भी अपने वक़्त से जूझने 
की कोशिश करते हैं। 

पूरी बीसवीं सदी का इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में भी हमारे चिंतकों और विचारकों ने युरोप 
से मिले ज्ञान का अपनी खुद की बौद्धिक परम्पराओं को साथ मिला कर नायाब ढंग से इस्तेमाल किया। 
उसमें ज़रूर कुछ ख़ामियाँ रहीं। आज उन ख़ामियों को समझना ज़रूरी है। उन चिंतकों के सामने सबसे 
बड़ी परेशानी यह थी कि आधुनिकता की जिस परिघटना से उनका सामना हो रहा था उसका अनुभव 
बिल्कुल नया था और उसे समझने या ढालने लायक़ कोई वैचारिक औज़्ार उनके पारम्परिक ज्ञान में 
नहीं थे। वैसे सच तो यह है कि युरोप के पारम्परिक ज्ञान में भी ऐसे कोई औज़ार मौजूद नहीं थे, मगर 
युरोप में यह परिघटना लगभग पाँच सदियों तक फैली रही और चूँकि ख़ुद युरोप के भीतर से इसका 


? पीटर ओ 'ब्रायन (20); जॉन एम. होबसन (2004) ; जैक गुडी (2006). 
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उदय हो रहा था, इसलिए उसके बुद्धिजीवियों पर किसी बाहरी दबाव में ताबड़तोड़ ख़ुद को बदलने की 
और नये सिद्धांत गढ़ने आदि की ज़रूरत नहीं पेश आयी लिहाज़ा युरोप में इस दीर्घ अवधि के दौरान 
समाज के भौतिक विकास और वैचारिक जगत के विकास में एक सामंजस्य बना रहा। नये सिद्धांत 
महज़ समाज को समझने में मदद ही नहीं करते थे/हैं-- साथ ही साथ वे उसे ढालते भी हैं। 

यह सामंजस्य हमारे जैसे उपनिवेशिकृत संदर्भों में उपनिवेशवादी ' ज्ञानमीमांसक हिंसा' के चलते 
सिरे से ग़ायब रहा। इस पर ऊपर से एक और दिक़क़त यह थी कि हम उसी ताक़त के गुलाम थे 
जिसके कंधे पर सवार होकर आधुनिकता हमारे यहाँ आयी थी। इसके दो नतीजे हुए। एक तो यह कि 
बुद्धिजीवियों के एक बड़े हिस्से ने विश्वविजयी पश्चिमी ज्ञान की श्रेष्ठठा को स्वीकार कर लिया और 
उसी तरह सोचने-समझने के तरीक़े अख़्तियार करने लगे | बुद्धिजीवियों का एक अन्य हिस्सा वह था 
जिसने पश्चिमी ज्ञान के प्रति अदावत का रुख़ अख़्तियार करके अपने 'गौरवमय' अतीत का 
महिमामण्डन करने की राह चुन ली। मगर यह दूसरा रास्ता भी कम जोखिम भरा नहीं था क्‍योंकि अंदर 
ही अंदर ये बुद्धिजीवी भी पश्चिम की श्रेष्ठता क़ुबूल कर चुके थे। लिहाज़ा उनकी सारी कोशिश उन्हीं 
पैमानों पर खरा उतरने की और यह साबित करने की थी कि पश्चिम के पास जो कुछ भी आज है, 
वह हमारे पास प्राचीन काल से था। हमारे पास पुष्पक विमान था जो आज के हवाई जहाज्ञ का पूर्वज 
है। हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी तभी न हाथी का सर इंसानी जिस्म पर लगाया जा सका, हाल के 
दिनों में कुछ लोग यह दावा भी करने लगे हैं कि महाभारत के ज़माने से हमारे पास इंटरनेट भी था। 
बेशक़ हमें यह सब हास्यास्पद लगता हो मगर इस तरह के विचारों की सम्भावना उसी दूसरे रास्ते का 
नतीजा है। इस राह का एक और ख़तरा था : जैसा कि हमने ऊपर कहा है, विचारों की दुनिया में 
विशुद्ध भारतीय विचार की खोज भ्रामक तो है ही घातक भी हो सकती है। घातक उस अर्थ में जिसमें 
राष्ट्रवादियों ने उसे समझा-- रवींद्रनाथ ठाकुर या गाँधी जैसे चंद अपवादों को छोड़ कर इनमें से 
ज़्यादातर यह नहीं समझ पाए कि ख़ुद राष्ट्र ' और 'राष्ट्रवाद' एक पश्चिमी निर्मिति है और सिर्फ़ उसे 
भारतीयता का लबादा ओड़ा देने से बुनियादी तौर पर कुछ नहीं बदलता है। 

इस तरह न सिर्फ़ उपरोक्त हास्यास्पद क्रिस्म के दावे किये जाते रहे बल्कि गम्भीर राष्ट्रवादी चिंतकों 
और दिद्वानों ने जनतंत्र, गणतंत्र, राष्ट्रवाद से लेकर दर्शन और विज्ञान तक तक़रीबन हर चीज़ के जड़ें प्राचीन 
भारत में ढूँढ़ निकालीं। ऐसा नहीं कि हमारे प्राचीन समाज में विज्ञान या दर्शन या जनतंत्रनुमा चीज़ें नहीं थीं 
मगर इतना कहना भर किसी भी सूरत में काफ़ी नहीं है। हमारा असली काम उसके बाद शुरू होता है जब 
हम यह समझने लगते हैं कि मिलते-जुलते होते हुए भी हर समाज के संदर्भ, सरोकार और अंदाज़ अलग 
होते हैं और इसलिए हर समाज में इनके किरदार, इनकी भूमिका और इनकी जगह अलहदा हो सकती हैं। 
उन्हें हम कैसे समझते हैं, यह सबसे अहम सवाल है। दिमाग़ी काहिली से या राजनीतिक नारे लगाने से यह 
काम नहीं हो सकता-- इसके लिए साधना ज़रूरी है, दिमाग़ी मशक़क़त ज़रूरी है। 

मगर इस बात का एक विपरीत पहलू भी है। हम जिन विचारकों या चिंतकों को पश्चिमपरस्त 
मानते हैं या जिन्हें अकसर उदारतावाद की या मार्क्सवाद की भाषा बोलते देखते हैं-- मिसाल के तौर 
पर डॉक्टर आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या मानवेंद्रनाथ राय-- वे भी जब अपने समाज की बात 
करते हैं, अपने तजुरबों को ज़ुबान देते हैं तो वे सिर्फ़ पश्चिमी सिद्धांत को जस का तस उगल नहीं 
रहे होते हैं बल्कि कई नयी बातें भी रख रहे होते हैं, नये नज़रिये भी सामने ला रहे होते हैं। किसी 
भी सर्जनात्मक चिंतक के लिए शब्दावली या पदों का अभाव बाधा बन कर खड़े नहीं होते। बेशक़ 
वे मजबूरी में पश्चिम से उधार ली हुई जुबान ही बोल रहे हों, वे उस के ज़रिये भी एक अलग 
इतिहास और अलग तजुरबे की झलक हमें देते हैं। कहीं इनका सिद्धांतीकरण हुआ मिलता है तो 
कहीं वे सिद्धांतीकरण के इंतज़ार में होते हैं, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि यह नये की तरफ़ इशारा 
ज़रूर करते हैं। 
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“राजनीति ' है जिसका नाम 

इस लेख के अगले हिस्से में मैं 'राजनीति' या 'पॉलिटिक्स' के सवाल पर चंद ऐसे ही विचारकों के 
ज़रिये चर्चा करना चाहूँगा। मेरा यह मानना है कि हमारी परम्परा में 'राजनीति' नाम की गतिविधि 
उतनी ही नयी है जितनी किसी भी आधुनिक समाज में। इसे हम न तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र या 
आमतौर पर “'दण्डनीति' की परम्परा की रौशनी में समझ सकते हैं और न ही बौद्ध संघों के 'जनतंत्र ' 
के हवाले से | इसके मायने यह नहीं कि हमें अर्थशास्त्र जैसी रचनाओं से या बौद्ध संघों के इतिहास में 
सीखने या जानने लायक़ कुछ भी नहीं मिल सकता। इनसे हमें बहुत कुछ काम का ज़रूर मिलता है, 
मगर इन्हें पढ़ते या समझते वक़्त हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि आज के ज़माने में ये हमारे 
मार्गदर्शक नहीं हो सकते | हर युग का अलहदा धर्म होता है-- और एक मायने में जम्हूरियत / जनतंत्र 
से निकलता है हमारे युग का धर्म। “चाणक्य नीति' जैसे घोर 'निरनैतिक' (या नैतिकता-रहित) 
राजनीतिक व्यवहार को तो खुद अपने ज़माने में चुनौती मिलती रही और बौद्ध मत तो ख़ास कर हमेशा 
“राजनीति' में नैतिकता का पक्ष लेता रहा |” अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि परम्परा के मानी 
यह हैं कि हमें हमेशा उसके मुताबिक़ ही चलना होगा और उसके सामने झुकना होगा, तो भी हमें यह 
स्वीकारना पड़ेगा कि ये दोनों मत ही हमारी परम्परा का हिस्सा हैं और दोनों एक साथ हमारे मार्गदर्शक 
नहीं हो सकते। लाज़िमी तौर पर हमें इन में से एक ही को चुनना पड़ेगा। इससे जो बात ज़ाहिर होती 
है वह यह कि परम्परा भी एकाश्म नहीं है, बल्कि हर परम्परा अंदर से ही विवादित होती है और हम 
किसी एक ' भारतीय ' परम्परा को मान कर नहीं चल सकते। इससे उसके भीतर मौजूद विचारों की 
बारीकियाँ, उनके सूक्ष्म भेद आदि पर हम पर्दा डाल कर एक स्थूल क़रिस्म की चीज़ ही परम्परा के 
नाम पर खड़ा कर देते हैं। वही परम्पराएँ ज़िंदा रह पाती हैं जो वक़्त के साथ नये आचार-व्यवहार को 
अपनाने में महज इस कारण से गुरेज़ न करे कि वह नया है। ज़ाहिर है कि हमारी आज की ज़रूरतों 
के हिसाब से दोनों ही नाकाफ़ी हैं। नये युग के लिए नये शास्त्र गढ़ने का काम परम्परा को सर्जनात्मक 
ढंग से ढाल कर, उसकी पुनर्व्याख्या करके ही हो सकता है। 

ज़ाहिर है कि उन्नीसवीं सदी के आख़िर और बीसवीं सदी के शुरुआती दौर के हमारे चिंतकों ने 
इन सब सवालों पर गम्भीरता से सोचा था और परम्परा के साथ संवाद के ज़रिये अपने युग की माँगों 
के अनुकूल नये शास्त्र गढ़ने की कोशिश भी की थी। हिंदू विचारकों ने जहाँ एक तरफ़ अपने समाज के 
भीतर छाई शिथिलता और निष्क्रियता को तोड़ने के लिए जहाँ भगवद्यीता को एक केंद्रीय टेक्स्ट के रूप 
में खड़ा कर के 'कर्म' और 'कर्मयोगी ' की अहमियत को स्थापित किया, वहीं नयी राजनीतिक ज़रूरतों 
के पेश-ए-नज़र जाति और छुआछूत की जम कर आलोचनाएँ भी कीं। ऐसा करते हुए अगर राजा 
राममोहन राय और उनके ब्राह्म समाज ने परम्परा के कई पहलुओं को ख़ारिज कर के एकेश्वरवाद का 
रास्ता लिया तो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान 
किया। राजा राममोहन राय के बाद के सुधारकों/ विचारकों ने यह समझ लिया था कि हिंदू समाज की 
दो मुख्य दुर्बलताएँ-- निष्क्रियता और जाति आधारित भेदभाव-- आधुनिक युग की चुनौतियों के संदर्भ 
में सबसे बड़ी बाधा हैं। इसलिए ये दो सवाल इस दौर के तमाम सुधार आंदोलनों की धुरी बन गये। 

उत्तर भारत के सुधारकों ने सती, बाल विवाह, नारी शिक्षा या विधवा विवाह आदि जैसे औरतों 
से जुड़े सवाल कम ही उठाए। बंगाल में राममोहन राय या ईश्वरचंद विद्यासागर आदि ने ऐसे सवाल 
पुरज्ञोर तरीक़े से उठाए थे। मगर जातिभेद और निष्क्रियता की समस्याओं ने उन्हें खूब उत्तेजित किया 
और उन्‍नीसवीं सदी में तो ये सवाल खूब उठाए गये हालाँकि राष्ट्रवाद के उदय के साथ वे दबा भी 
दिये गये। इस्लाम के संदर्भ में मुहम्मद इक़बाल ने भी सूफी मत के 'फ़ना' या आत्म की अल्लाह में 


3 देखें, पैट्रक ओलिवेल (2044) ; उपेंद्रनाथ घोषाल (959). ; काशी प्रसाद जायसवाल (943) . 
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विलुप्ति के आदर्श के ख़िलाफ़ ही अपना पूरा दार्शनिक उद्यम खड़ा किया जो इस्लाम को आधुनिकता 
की ज़रूरतों के मुताबिक़ ' अपडेट ' करने का था। इस प्रक्रिया में उन्होंने 'ख़ुदी' को एक बिल्कुल नये 
दार्शनिक पद के रूप में पेश किया। इक़बाल का नया इस्लाम नये युगधर्म के अनुकूल था-- यानी 
उसके केंद्र में वो 'ख़ुदी' थी जिसकी हरक़त ज़माने को बदलने के लिए ज़रूरी थी। 

ज़ाहिर है कि ये दोनों क़िस्म के बौद्धिक हस्तक्षेप परम्परा के निष्क्रिय ग़ुलाम नहीं थे। ये दोनों ही 
हस्तक्षेप ख़ुद परम्परा को पुनर्परिभाषित करते हुए उसे नये सिरे से ढाल रहे थे। बिल्कुल इसी तरह जब 
हम अर्थशास्त्र या बौद्ध संघों के सिद्धांतों जैसी प्राचीन परम्पराओं से मुख़ातिब होते हैं तो हमारा रुख़ 
उनके प्रति महज़ श्रद्धालुओं या भक्तों वाला नहीं हो सकता। यह सही है कि हम बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, 
बाल गंगाधर तिलक या सर सैयद अहमद व मुहम्मद इक़बाल की तरह सक्रिय सामाजिक-राजनीतिक 
विचारकों जैसा रुख़ अपनी परम्परा के प्रति नहीं अख़्तियार कर सकते। अध्येताओं की हैसियत से हमारा 
काम उन विचारों और उनके संदर्भों को समझना है और उनसे एक आलोचनात्मक संवाद क़ायम करना 
है। ज़ाहिर है कि हम भी उन्हें अपने मुक़ाम से, अपने वक़्त में पढ़ा करते हैं और उस प्रक्रिया में कहीं-न- 
कहीं उस परम्परा की पुनव्यख्या भी करते हैं मगर यह एक बिल्कुल अलग तरह की पुनर्व्याख्या होती है 
बनिस्बत उसके जो एक समाज सुधारक या राजनीतिक कर्मी करता है। अगर आज की तारीख़ में कोई 
हमसे यह कहता है कि चूँकि अर्थशास्त्र हमारी परम्परा का हिस्सा है और चूँकि उसमें हर तरह की 
निरनैतिकता की इजाज़त दी गयी है, लिहाज़ा हमें पूरा हक्क है कि हम भी आज उसी तरह से राजकाज 
चलाएँ जैसा इस कृति में कहा गया है तो एक गम्भीर अध्येता की हैसियत से हमें यह दिखाना होगा कि 
ख़ुद उस परम्परा के कई और पहलू और आयाम हैं जिनके साथ रख कर और जिनकी पृष्ठभूमि में ही हमें 
इन कृतियों को समझना होगा। मसलन, महाभारत के शांति पर्व में भीष्म की तक़रीर और युधिष्ठिर का 
अनुताप हमें 'राजधर्म ' के बारे में सोचने का एक अन्य नज़रिया भी देता है जो नैतिकता-वर्जित क़तई नहीं 
है, बेशक़ उसकी नैतिकता आज हमें पूरी तरह स्वीकार्य न हो ।* 

नैतिकता तो बहरहाल एक पक्ष है। आज की चुनौतियों के संदर्भ में कई और सवाल भी खड़े 
होते हैं जिनका रिश्ता सिर्फ शासक या राजा के धर्म से नहीं बल्कि आधुनिक समाज के बदले हुए 
राजनीतिक संदर्भ से है जहाँ आम लोगों, ख़ासकर निम्न वर्ग व निम्न जाति के लोगों की मुक्ति किसी 
शासक की नैतिकता पर मुनस्सर न होकर ख़ुद उनकी राजनीतिक दावेदारी के नतीजे के रूप में देखी 
जाती है। उनकी यह दावेदारी ख़ुद एक बहुत बड़े बदलाव का नतीजा है जिसके फलस्वरूप जनसाधारण 
का 'राजनीति' के रणांगन दाख़िला हो चुका है और जिसके चलते ही आधुनिक 'राजनीति' का उदय 
हुआ है। हमारे संदर्भ में, मुमकिन है कि उनके इस दाख़िले की सूरत औपनिवेशिक शासन के चलते 
बनी, मुमकिन है ब्राह्मणवाद और पेशवाई को उपनिवेशवाद के आगमन से मिली चुनौती ने वे हालात 
पैदा किये जिसमें यह सम्भव हो पाया-- मगर अंतिम विश्लेषण में यह एक सत्य है कि इस वक़्त तक 
आते-आते ' राजनीति' के हालात और मायने पूरी तरह बदल चुके थे। राजनीति अब महज़ 'दण्डनीति ' 
नहीं रह गयी थी, न ही अब उसका सरोकार किसी महान न्यायप्रिय राजा के नैतिक बर्ताव से था बल्कि 
अब राजनीति खुद दो-फाड़ हो चुकी थी। 

एक तरफ़ औपनिवेशिक शासन और उसके ख़िलाफ उभर रहा राष्ट्रवादी जनांदोलन था, तो 
दूसरी तरफ़ सामाजिक स्तर पर देसी ब्राह्मणवादी सत्ता जो राष्ट्रवाद के ज़रिये राजनीति पर क़ाबिज्ञ 
होना चाहती थी। दोनों तरफ़ आम लोग, जिनका कभी “राजनीति' से कोई सरोकार नहीं था, वे अब 
सीधे-सीधे राजनीति में दाख़िल होकर अपनी दावेदारियाँ पेश कर रहे थे। ऐसी सूरत में इन पुरातन 


* विस्तृत चर्चा के लिए देखें, उपेंद्रनाथ घोषाल (959), जिसमें दोनों ही उप-परम्पराओं पर बेहतरीन चर्चा की गयी है. 
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रचनाओं को हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वे आज हमारा मार्गदर्शन करेंगी बल्कि इसलिए कि इनके 
ज़रिये हम उस प्राचीन समाज और उसके विचार जगत को जान सकते हैं जिनके अवशेष आज भी 
हमारी सोच में कहीं न कहीं मौजूद होते हैं मगर जिनके बारे में हम अकसर बेख़बर होते हैं। ऐसा किस 
तरह होता है इसकी एक मिसाल इस पर्चे के अगले हिस्से में देते हुए मैं 'राजनीति' के सिद्धांतीकरण 
से जुड़े कुछ सवाल सामने रखना चाहता हूँ। 


क्या राजनीतिक है और क्‍या सामाजिक ? 
यह बात सभी जानते हैं कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को में जिस मुद्दे ने बुरी तरह विभाजित कर 
दिया था वह था 'समाज सुधार ' का मुद्दा । एक तरफ़ वे लोग थे जो समाज सुधार को तरजीह देते थे 
तो दूसरी तरफ वे लोग थे जिन्हें डॉक्टर आम्बेडकर “राजनीतिक मत के बुद्धिजीवी ' (पॉलिटिकल 
स्कूल ऑफ द इंटेलीजेंशिया) या “राजनीतिक हिंदू' या सिर्फ़ (राजनीतिक लोग' (द पॉलिटिकल्स) 
कहा करते थे। जाति क्रा विनाश नामक अपनी पुस्तिका में आम्बेडकर सार रूप में इन दोनों समूहों 
के बीच के टकरावों व संघर्षों की तस्वीर पेश करते हैं जहाँ एक तरफ़ राजनीतिक मत वालों की 
नुमाइंदगी करने वाली कांग्रेस थी तो दूसरी तरफ़ महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय 
सामाजिक सम्मलेन के झण्डे तले इकट्ठा हुए समाज सुधार के पैरोकार। आम्बेडकर के ख़ुद के शब्दों 
में, “जहाँ कांग्रेस की कोशिश थी कि वह देश के राजनीतिक संगठन के ख़ामियों की पहचान करे वहीं 
सामाजिक सम्मलेन हिंदू समाज की सामाजिक गढ़ंत की कमज़ोरियों को दूर करने में मशगूल था।* 
थोड़े वक़्त के लिए दोनों 'एक ही गतिविधि के दो पहलुओं की तरह काम करते रहे ' जिनके सालाना 
सत्र एक ही पण्डाल के नीचे हुआ करते थे।* मगर जल्द ही ये दोनों अलग-अलग पार्टियों की शक्ल 
अख़्तियार करने लगे-- एक “राजनीतिक सुधार दल/ पार्टी! और दूसरी “सामाजिक सुधार दल/ पार्टी! 
जिनके बीच तीत्र विवाद छिड़ गया.. । “राजनीतिक सुधार पार्टी कांग्रेस का समर्थन करने लगी और 
“सामाजिक सुधार पार्टी” सामाजिक सम्मलेन का।” आम्बेडकर यह भी दर्ज करते हैं कि वे तिलक ही थे 
जिन्होंने तब तक सामाजिक सम्मलेन को कांग्रेस के सौजन्य से मिली वह सहूलियत ख़त्म कर दी जिसके 
चलते वह कांग्रेस के ही पण्डाल में अपनी सालाना बैठक कर पाता था।* यह बात तो शायद सब ही जानते 
हैं कि इन दोनों धड़ों के बीच संघर्ष और टकराव उस वक़्त अपने चरम पर पहुँचा जब तिलक ने उस 
पण्डाल को जला डालने की धमकी दी जिसमें सामाजिक सम्मलेन की बैठक होने वाली थी। 

सामाजिक सुधार दल की नाकामियों का विश्लेषण करते हुए आम्बेडकर इस नतीजे पर पहुँचे थे 
कि मूलत: इसकी वजह उसके सुधार एजेण्डे का सीमित चरित्र था जो ख़ुद इस बात का नतीजा था कि 
सामाजिक सम्मलेन से जुड़े ज़्यादातर 'समाज सुधारक ऊँची जातियों के प्रबुद्ध हिंदू थे जिन्हें जाति 
उन्मूलन में कोई दिलचस्पी नहीं थी' और जिनका सरोकार सिर्फ़ उच्च वर्ण हिंदू परिवार के सुधार से 
था।'? आम्बेडकर का यह मानना था कि सुधारकों को हार का सामना नहीं करना पड़ता अगर उन्होंने 
निचली जातियों को जोड़ते हुए जाति-सुधार का मसला उठाया होता। अपने सरोकार महज़ हिंदू परिवार 
के सुधार तक महदूद रख कर इन सुधारकों ने ख़ुद को एक अल्पसंख्यक समुदाय में सीमित कर लिया 
जबकि जाति-सुधार का मसला उठाने पर इन्हें निचली जातियों का उत्साहपूर्ण समर्थन हासिल होता। 


5 भीमराव आम्बेडकर (2007) : 4. 
*वही : 4. 
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हालाँकि जीत राजनीतिकों की हुई, आम्बेडकर का कहना है कि वह भी 'एक सीमित जीत' ही थी 
क्योंकि राजनीति और राजनीतिक संविधान तभी तक समाज के पुनर्गठन के काम में कारगर हो पाते 
हैं जब वे 'सामाजिक गठन' की सही और पर्याप्त पहचान करते हैं।" 

आम्बेडकर के इन दावों पर गौर करें तो दो बातें फ़ौरन समझ में आती हैं जिन्हें निष्कर्ष के तौर 
पर रखा जा सकता है। पहला निष्कर्ष यह कि 'सामाजिक गठन' की जड़ में है सत्ता का वह स्वरूप 
जिसे हम “माइक्रो-पॉवर' कह सकते हैं जो ऊपरी राजनीतिक बदलाव के साथ ख़ुद-ब-ख़ुद नहीं 
बदलता मगर उसके बदले बिना कोई कारगर राजनीतिक-सामाजिक बदलाव भी सम्भव नहीं हो सकता 
है। एकमात्र सामाजिक स्तर पर इस 'माइक्रो-पॉवर '-- जिसे हम ख़ुर्द-सत्ता या सूक्ष्म-सत्ता कह सकते 
हैं-- के रिश्तों में बदलाव के ज़रिये ही राजनीतिक बदलावों का कोई अर्थ हो सकता है। बिना इन 
रिश्तों में बदलावों के राजनीतिक बदलाव हमेशा ही सतही रह जाने के लिए अभिशत्त होते हैं। 
“राजनीतिक' और 'सामाजिक' स्तरों के बीच-बीच का यह वियोजन वैसे तो अन्य समाजों में भी 
अलग-अलग रूपों में देखने को मिलता है मगर ख़ुर्द-सत्ता का जो रूप एक जाति-आधारित 
औपनिवेशिक समाज में देखने को मिलता है वह बिल्कुल अलग है। भारत के समाज में इसकी ख़ास 
बात यह है कि उपनिवेशवाद के दौर में औपनिवेशिक राज्य की संस्थाओं की संरचना के साथ पारम्परिक 
समाज की सामाजिक सत्ता संरचना गुँध गयी थी। दोनों के बीच का रिश्ता, जैसा कि हम देखेंगे, 
राजनीतिक और सामाजिक सत्ता के पारम्परिक रिश्ते से एक तरह का तवातुर भी बना कर रखता 
है। इस मसले पर हम आगे और तफ़सील से चर्चा करेंगे। आम्बेडकर के इन दावों से निकलने 
वाला दूसरा निष्कर्ष, कुछ हद तक पहले से जुड़ा, यह है कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कारगर 
तभी हो सकती है जब उसे व्यापक जन-समर्थन हासिल होता है और महज़ राजनीतिक स्तर पर 
हस्तक्षेप से आगे जाने के लिए दबाव बनता है। 

ज़ाहिर है कि ऊपर रखे गये दोनों निष्कर्ष हमें आधुनिक 'राजनीति' में आये चंद बुनियादी 
बदलावों पर नज़र डालने की दावत देते हैं। 'ख़ुर्द-सत्ता' की बात मिशेल फ़ूको ने युरोप के संदर्भ में 
आधुनिक सत्ता के उदय के संदर्भ में तो की ही है, इसका एक रूप हम नारीवादी सिद्धांत में भी देख 
सकते हैं जहाँ पारिवारिक संदर्भों में पितृसत्ता को चुनौती देते हुए "पर्सनल इज़ पॉलिटिकल ' की बात 
कही गयी थी। ऐसा नहीं कि इससे पहले ये सत्ता सम्बन्ध मौजूद नहीं थे या औरतों का या निचले व 
मातहत तबक़ों का उत्पीड़न नहीं होता था, मगर अब फ़र्क यह था कि उन तबक़ों की दावेदारियाँ खुल 
कर हो रही थीं। उनके लिए अब एक जुबान और सैद्धांतिक-दार्शनिक आधार भी खड़ा किया जा 
चुका था। लिहाज़ा कोई मनुस्मृति या अर्थशास्त्र हमें इस “नये” को समझने का शास्त्र नहीं दे सकता 
है। दोनों निष्कर्षों के केंद्र में राजनीति की अवधारणा में आये ये बुनियादी बदलाव सक्रिय हैं। मगर 
यहाँ यह सावधानी भी बरतने को ज़रूरत है कि कहीं इस एक समानता के चलते हम आम्बेडकर के 
इस विश्लेषण को फ़ूको या नारीवादी माइक्रो-पॉवर की अवधारणाओं में समेटे तो नहीं दे रहे हैं? 
आम्बेडकर के हस्तक्षेप में हमें कुछ अलग ही सुराग़ मिलते हैं जिनकी तहकीक़ात करने के लिए यह 
ज़रूरी हो जाता है कि हम झटपट किसी सहज उपलब्ध सूत्रीकरण में उसे न समेट कर कुछ देर के 
लिए इस लालच से बाज्ञ आयें | जाहिर है कि ऐसे सूत्रीकरण पश्चिमी दार्शनिक सैद्धांतिक ज्ञान में हमें 
बने बनाए मिल जाते हैं और हम अपने संदर्भ में ख़ुद सिद्धांतीकरण करने की मशक़्क्रत से बचते हुए 
आसान रास्ता चुन लेते हैं मगर आम्बेडकर या अन्य किसी भारतीय चितक के आशय को समझने के 
लिए उस विशेष संदर्भ पर गहरी नज़र डालनी होगी जहाँ खड़े हो कर वे इन सिद्धांतों का इस्तेमाल 
करते हुए अपने यथार्थ से मुखातिब हो रहे हैं। 


वा वही. 
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यहाँ समझना ज़रूरी यह है कि जिसे हम आज की जुबान में "राजनीतिक स्तर' या 'राजनीतिक 
ज़मीन' कह सकते हैं वह आम्बेडकर के लिए कोई बनी-बनाई, तयशुदा आयाम वाली चीज़ नहीं थी, 
जैसा कि हमें अकसर पश्चिमी मूल के राजनीतिक सिद्धांत में देखने को मिलती है। याद रखने की 
ज़रूरत है कि उस शात्त्र में राजनीतिक स्तर या ज़मीन को दो अलग अर्थों में समझा गया है। एक 
नज़रिया तो विशुद्ध अनुभववादी और एम्पिरिसिस्ट है और इसे उस सतह यह ज़मीन की तरह देखता 
है जहाँ 'राजनीति' का कारोबार होता है-- राजकाज, चुनाव, पार्टीगत गतिविधियाँ आदि | दूसरा वह 
है जो संरचनावाद से निकलता है और जो 'समाज' को एक व्यवस्थित और अपने आप में मुकम्मल 
संरचना के रूप में देखता है जिसके कई अलहदा स्तर होते हैं-- मसलन, आर्थिक, राजनीतिक, 
वैचारिक/सांस्कृतिक, सामाजिक-- जिनकी आपसी अंतर्क्रिया में ही संरचना का वजूद माना जाता है। 
इन तमाम अलग-अलग स्तरों के अपने नियम होते हैं मगर किसी भी संदर्भ में इनका ख़ास आपसी 
रिश्ता ही एक संरचना को दूसरे से अलग करता है। संरचनावाद से अलग मगर कुछ मिलता जुलता है 
क्लाउड लेफ़ोर का बेश प्रभावी सिद्धांतीकरण जो यह मानता है कि राजनीतिक स्तर दरअसल कोई 
स्तर या सतह नहीं, बल्कि वह 'पल ' एक ऐसा “लम्हा' है जो पूरे समाज को आकार देता है-- अर्थात्‌ 
किसी भी समाज में आर्थिक, वैचारिक/सांस्कृतिक, सामाजिक और ख़ुद राजनीतिक आदि स्तरों के 
आपसी रिश्ते ही नहीं, उसके अंदरूनी वर्ग-सत्ता-विन्यास भी राजनीतिक पल में ही आकार पाते हैं। 
जो भी हो, चाहे किसी भी नज़रिये को देख लें, आप पाएँगे कि राजनीतिक स्तर ही केंद्रीय भूमिका 
लिए रहता है और एक अर्थ में फ़ूको या नारीवाद के सिद्धांतीकरण इसी को अलग-अलग ढंग से 
उधेड़ते हैं और समाज की मुख़्तलिफ़ कोशिकाओं में मौजूद सत्ता-संबंधों को उजागर करते हैं। 

इस नज़रिये के बरअक्स, आम्बेडकर के लिए 'राजनीति' या 'राजनीतिक ज़मीन ' न तो पहले 
से बनी-बनाई कोई चीज़ थी और न ही उसे औपनिवेशिक राज्य में समेटा जा सकता था। आम्बेडकर 
के नज़दीक यह राजनीतिक सतह तो अभी शक्ल ले ही रही थी और उनके लिए यह ज़रूरी था कि वे 
उसी वक़्त उस प्रक्रिया में सक्रिय हस्तक्षेप के ज़रिये उसे अपने हिसाब से शक्ल देने में योगदान करें। 
लिहाजा उनके कई हस्तक्षेप और उनका पूरा का पूरा राजनीतिक-बौद्धिक उद्यम ही इस दिशा में 
संचालित था जिसमें दलितों (अनुसूचित जातियों ) की नुमाइंदगी और संवैधानिक सुरक्षा के सवालों 
की ख़ास जगह थी। साउथबरो कमीशन के सामने दिये गये उनके बयानों से ले कर गोलमेज़ बैठकों 
में उनकी शिरकत और “कम्युनल अवार्ड' पर उनकी प्रतिक्रिया-- इन सब में यही मसला तो केंद्र में 
था। लिहाज्ञा जब वे कहते हैं कि 'कम्युनल अवार्ड' दरअसल समाज सुधार के एजेण्डे की अवहेलना 
और उसके प्रति बेरुख़ी का बदला है ? तो वे न सिर्फ़ सामाजिक और राजनीतिक स्तरों के अकाट्य 
रिश्ते को रेखांकित कर रहे होते हैं बल्कि उसी पल वजूद में आ रही “राजनीतिक ' ज़मीन को आकार 
देने की ज़रूरत भी रेखांकित करते हैं। आख़िरकार यहाँ जो दाँव पर लगा है वह ज़बरदस्त रस्साकशी 
के ज़रिये वजूद में आ रही वह राजनीतिक ज़मीन है जिसके लिए दलित व पिछड़े समुदायों को अकसर 
औपनिवेशिक सरकार से तालमेल रख कर यह सुनिश्चित करना पड़ा था कि राजनीतिक सत्ता के 
उभरते नये विन्यास में उनके लिए भी पर्याप्त और सम्मानपूर्ण जगह हो । इसीलिए आम्बेडकर यह कहते 
हैं कि कम्युनल अवार्ड समाज सेवा दल की जीत है, ” क्योंकि इस तरह शक्ल ले रही राजनीतिक 
ज़मीन पर समाज सुधार का सवाल भी एक नयी गूँज के साथ हाज़िर होगा। 

आम्बेडकर इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि औपनिवेशिक संदर्भ में 'राजनीतिक मत '-- 
जिसके मायने “पहले राजनीतिक आज्ञादी' है-- एक बेहद आकर्षक विचार है क्योंकि साधारण लोगों 
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को यह बात वस्तुतः स्वयंसिद्ध ही लगती थी कि एक बार राजनीतिक 
सत्ता हमारे अपने हाथों में आ जाए तो समाज सुधार का काम तो जैसे 
अपने आप ही हो जाएगा। इस लिए आम्बेडकर इसे समाज सुधार की 
राह में सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं।'* वे इस मान्यता के पक्ष में दिये जा 
रहे तमाम तर्कों का एक-एक कर के जवाब देते हैं। इनमें से एक तर्क 
जो यह कहता है कि राजनीतिक सत्ता का हमारे हाथ में होना इसलिए, 
ज़रूरी है क्योंकि ऐसा होने पर ही हर सदस्य को न्यूनतम मौलिक 
अधिकार मुहैया कराए जा सकते हैं। जवाब में आम्बेडकर यह कहते 
हैं कि यह मानना ही अपने आप में भ्रांतिकर है कि एक बार ऐसे 
अधिकार क़ानूनन मुहैया करा भी दिये जाएँ तो उन्हें सुरक्षित भी रखा 
जाएगा। वे आगे कहते हैं कि तजुरबा यह सिखाता है कि अधिकार 
की गारंटी क़ानून नहीं, बल्कि समाज का सामाजिक और नैतिक ज़मीर 
सुरक्षित करता है। यानी अगर क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों को आम 
तौर पर समुदाय की मंजूरी नहीं है तो "कोई क़ानून, कोई संसद, कोई 
न्यायपालिका उनकी सही मायने में गारंटी नहीं कर सकती है।' * इस 
संदर्भ में वे एडमण्ड बर्क को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि 'अभी तक 
कोई ऐसा तरीक़ा नहीं निकल पाया है जिसके तहत जन समूहों 
(मल्टीट्यूड) को सज़ा दी जा सके। क़ानून एक अकेले अड़ियल 
अपराधी को सज़ा दे सकता है मगर वह कभी भी ऐसे जन-समूह के 
ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता है जो उसकी मुख़ालिफ़त करने पर 
आमादा हो।' ” बेशक आम्बेडकर यहाँ बर्क को उद्धृत कर रहे हों, 
मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका यह तर्क सीधे-सीधे माइक्रो- 
पॉवर/ख़ुर्द-सत्ता की उनकी समझ से निकलता है जिसे वे मैक्रो स्तर 
की राजनीति में संसदीय हस्तक्षेप के ज़रिये बन रहे क़ानूनों आदि से 
बिल्कुल अलग पाते हैं । एक बार फिर उनका ज़ोर इस बात पर है कि 
बड़ी तादाद में लोगों द्वारा ऐसे क़ानूनों का विरोध जिनसे शोषितों- 
पीड़ितों को बुनियादी हक़ मिलते हैं, कारगरता और व्यावहारिकता पर 
ही सवाल खड़े कर देता है। दिलचस्प है कि आम्बेडकर शायद ही 
कभी “जनता' या "मासेज़ञ' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी 
समरस/हमवार शै के लिए किसी सकारात्मक अर्थ में करते हैं। अंदरूनी 
भेदभाव रहित 'जनता' या 'मास' से जो ध्वनि निकलती है उसमें कई 





यहीं आम्बेडकर की जनतंत्र 
की समझ भी प्रासंगिक हो 
जाती है क्योंकि जनतंत्र उनके 
लिए महज़ राजनीतिक से 
कहीं बड़ी चीज़ थी और एक 
बेलगाम भीड़ पर काबू रखने 
का एक ज्ञरिया भी थी। 
इसलिए उनका यह दावा था 
कि जनतंत्र और जनतांत्रिक 
सरकार किसी जनतंत्र-विरोधी 
समाज में सम्भव ही नहीं था। 
लिहाज़ा उनका यह कहना : 
“राजनीतिकों की समझ में यह 
कभी नहीं आया कि जलनतंत्र 
सरकार का कोई रूप नहीं है 
बल्कि अपने सार में समाज 
का एक ख़ास रूप है।' 


ख़तरों के अंदेशे उन्हें दिखाई देते हैं। आख़िरकार, ऐसे ख़तरे उन्हें कई बार राष्ट्रवादी लामबंदियों में 
देखने को मिले थे-- ख़ास कर तिलक के नेतृत्व में हुई लामबंदियों में। ऐसा तब देखा गया जब 
“सहमति की उम्र' बढ़ाने के ख़िलाफ़ तिलक की रहनुमाई में आंदोलन हुआ था, और वह फिर देखा 
गया था जब सामाजिक सम्मेलन का पण्डाल जला देने की धमकी दी गयी थी। लिहाज़ा, जनांदोलनों 
की लामबंदियों में हमेशा सबसे पीड़ित दलित जातियों के लिए कई क़रिस्म के ख़तरे निहित थे। 


५ भीमराव आम्बेडकर [ वलेरियन रोड़ीगेज़ (2002) ] : 20. 
5 वही : 22. 

व6 वही. 

वर वही. 
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यहीं आम्बेडकर की जनतंत्र की समझ भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि जनतंत्र उनके लिए 
महज़ राजनीतिक से कहीं बड़ी चीज़ थी और एक बेलगाम भीड़ पर काबू रखने का एक ज्ञरिया भी 
थी। इसलिए उनका यह दावा था कि जनतंत्र और जनतांत्रिक सरकार किसी जनतंत्र-विरोधी समाज 
में सम्भव ही नहीं हो सकते थे। लिहाज़ा उनका यह कहना : “राजनीतिकों की समझ में यह कभी 
नहीं आया कि जनतंत्र सरकार का कोई रूप नहीं है बल्कि अपने सार में समाज का एक ख़ास रूप 
है।' * किसी समाज के जनतांत्रिक होने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि उसमें एकता या सौहार्द हो मगर 
इतना तो ज़रूरी है कि उसके सदस्यों में एक दूसरे के प्रति बराबरी और सम्मान का भाव हो और 
उसका सामाजिक गठन ऐसा हो जिसमें कठोर सामाजिक दीवारें खड़ी न हों। ”? 

आम्बेडकर की इस समझ में क़ानून छुआछूत और जाति-उत्पीड़न जैसी कुरीतियों पर प्रतिबंध 
तो लगा सकता है-- और उस हद तक यह ज़रूरी भी है, मगर फ़क़त ' दण्डनीति' की बिना पर उनका 
पालन नहीं करवाया जा सकता है, उन कुरीतियों का उच्छेद तो नहीं ही हो सकता है। यहीं पर समाज 
सुधार का एजेंडा अहम हो जाता है क्योंकि उसका मक़सद सिर्फ़ क़ानून बनाना नहीं है बल्कि सामाजिक 
चलनों को बदलना है। ग़ौर करें कि यह भी एक एकदम नया सवाल है जिस से वर्णों और जातियों के 
स्वधर्म के ख़िलाफ़ जा कर ही लड़ा जा सकता है। आम्बेडकर की नज़र में यहीं पर जनतंत्र-- या 
जिसे वे अकसर “सामाजिक जनतंत्र' भी कहा करते थे-- का सवाल केंद्रीय सवाल बन जाता है। 
केंद्रीय इसलिए क्योंकि इसी के आधार पर एक नया 'सामाजिक' स्तर खड़ा हो सकता है। याद रहे कि 
वे अकसर कहते हैं, हिंदू समाज दरअसल समाज है ही नहीं, केवल असंख्य जातियों का जमावड़ा 
है।” अर्थात्‌, उसके समाज बनने की पूर्व-शर्त थी उसका इस अर्थ में जनतंत्रीकरण | चलते-चलते यह 
भी नोट करते चलें कि “सामाजिक जलनतंत्र' के मायने युरोप के संदर्भ में बिल्कुल अलग हैं और 
आम्बेडकर उस से बिल्कुल बेपरवाह होकर अपने संदर्भ में यह पद अपनी इस अवधारणा के लिए 
पेश करते हैं। आम्बेडकर के इन विचारों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है : जिसे हम “राजनीतिक ' 
कहते हैं वह क़तई “सामाजिक ' से आज्ञाद और स्वायत्त नहीं हो सकता है; सामाजिक सत्ता का ढाँचा 
ही राजनीतिक सत्ता के चरित्र और उसकी सीमाओं को तय करता है। राजनीतिक सत्ता न सिर्फ 
मार्क्सवादी अर्थों में आर्थिक और वर्गीय सत्ता से निर्धारित होती है, बल्कि उसका चरित्र सामाजिक 
सत्ता से भी उतना ही निर्धारित होता है। लेकिन आम्बेडकर मार्क्सवादियों से इस मायने में अलग राय 
रखते हैं कि वे इस कारण 'सामाजिक' को प्रधान और ' राजनीतिक ' को गौण नहीं मानते-- आख़िरकार 
उन्होंने अपनी तमाम कोशिशें तो 'राजनीतिक' को आकार देने के काम में ही लगा दी थीं, क्‍योंकि वे 
इन दोनों स्तरों में लगातार चलती अंतर्क्रिया को अच्छी तरह समझ रहे थे। इन दोनों स्तरों के आपसी 
संबंधों में किसी एक को प्राथमिकता देने का सवाल नहीं था-- सवाल था उनके संबंधों के बुनियादी 
“अस्थायीपन ' को समझना और यह जान लेना कि यह अस्थायीपन उनके बीच टकराहटों और अदावतों 
का नतीजा भी है। एक के परिवर्तन को सुरक्षित तभी किया जा सकता है जब दूसरे स्तर में भी परिवर्तन 
हो। 

राजनीतिक और सामाजिक के बीच के रिश्ते पर आम्बेडकर के विचारों पर जो कुछ हमने ऊपर 
कहा है उसे कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है : उनके विचारों में दो अलग इतिहासों, दो स्तरों के 
दो अलग कालक्रमों के बीच एक बुनियादी वियोजन की स्थिति भी दिखाई देती है। उन्हें अपने ज़माने 
के समाज और राजनीति में ऐसा कोई सामंजस्य नहीं दीखता जिससे यह नतीजा निकाला जा सके कि 


॥8 वही : 23. 
१9 वही. 
2० भीमराव आम्बेडकर (2007) : ॥7. 
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यह 'एक ' सामाजिक समग्र या संरचना है जिसके मुख़्तलिफ़ हिस्सों 
में आपसी तालमेल है और जो किसी तरह से एक ही नियम या 
नियम-समूह से संचालित हैं। क्योंकि एक तरफ तो वह सामाजिक 
स्तर है जिसमें जाति-उत्पीड़न का लगभग निरंतर चला आ रहा 
इतिहास सुदूर अतीत तक जाता है; दूसरी तरफ़ "राजनीतिक ' स्तर का 
अपना अपेक्षाकृत नया इतिहास है जिसकी शक्ल अभी उपनिवेशवाद 
के आने के बाद बस बन ही रही है। शासन की पुरानी पद्धतियाँ-- 
चाहे वे पुराने हिंदू राज्य या साम्राज्य हों चाहे मुगल-- अब वक़्त की 
परतों में गर्क़ हो चुके हैं। अब जो है वह है एक औपनिवेशिक राज्य । 
मगर हक़ीक़त तो यह है कि यह नया बन रहा राजनीतिक सिर्फ़ 
औपनिवेशिक राज्य नहीं है क्योंकि उसी के गर्भ में एक नया 
राजनीतिक हलक़ा जन्म ले रहा है जो आज्ञादी के बाद एक मुक़म्मल 
शक्ल लेगा और जिसमें इसी वक़्त हस्तक्षेप कर के उसे अपने हित 
में, जहाँ तक सम्भव हो, ढालना है। इन दोनों हलक़ों की सामयिकता 
(टेम्पोरेलिटी) अलग-अलग है। सामाजिक हलक़े की सामयिकता 
धीमी और हिंदू समाज की “दराज़ वक़्त' में कट रही रोज़ाना ज़िंदगी 
की मंथर गति से जुड़ी है, जिसके बरअक्स राजनीतिक हलक़े की 
सामयिकता तेज़ी से बदलते वर्तमान से जुड़ी है जिसमें एक 
तात्कालिकता है, एक नये हस्तक्षेप की ज़रूरत है जो तमाम समुदायों 
और जातियों को हरकत में ला रही है। इसकी अलग सामयिकता 
इस बात का भी नतीजा है कि वह उपनिवेशवाद द्वारा बाहर से 
आरोपित एक नया हलक़ा है जिसके तार देश के भीतर की संस्थाओं 
और अमलों से नहीं बल्कि वैश्विक परिघटनाओं से जुड़ते हैं। 

आम्बेडकर यह बात प्रत्यक्ष ढंग से बेशक न कहें मगर यह दूंद्व 
उनके पूरे राजनीतिक चिंतन पर छाया रहता है। वे इधर इन दो हलक़ों के 
बीच जो वियोजन देखते हैं जो उनके अलग-अलग इतिहासों की तरफ़ 
हमारा ध्यान खींचता है और जो इसे एक सम्पूर्ण समग्र बनाने से रोकता 
है, तक़रीबन वही वियोजन अलग-अलग ढंग से उस ज़माने के अन्य 
विचारकों के चिंतन में भी दूसरे दूसरे रूपों में नज़र आता है। एक अर्थ 
में पार्थ चटर्जी द्वारा एक ज़माने में किये गये राष्ट्रवादी विमर्श के सूत्रीकरण 
में ' अंदरूनी' और “बाहरी ' हलक़ों में जो फ़र्क किया गया था वह भी 
इसी दो-फाड़ को चिह्ित करता था। बस उनके मूल्य उलटे हुए थे : 
बकौल राष्ट्रवादियों के “बाहरी ' हलक़ा भौतिक व राजनीतिक (और 
गुलामी का) था जहाँ उपनिवेशवाद ने अपनी हुक़ूमत क्रायम कर ली थी 
और उसके बरअक्स ' अंदरूनी ' हलक़ा संस्कृति और आध्यात्मिकता का 
था जहाँ राष्ट्र ने लगातार उपनिवेशवाद को ख़ारिज किया।?' 


2 सुदीप्त कविराज (200 क) : 48. 
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की गहराइयों तक अपनी पैठ 
बनाता है और उसमें परिवर्तन 
का अपना एजेंडा लेकर घुस 
जाता है। मुमकिन है कि ... 
वह हमेशा कामयाब न हो 
और इसी कारण वह स्थानीय 
सत्ताधारी तत्त्वों से अकसर 
समझौता भी कर लेता है। 
बकौल रणजीत गुहा, ऐसी 
स्थिति में उसकी सत्ता भी 
ख़ालिस आधुनिक नियमों पर 
चलने वाली सत्ता नहीं रह 
जाती और उसके स्थायित्व के 
लिए धार्मिक मुहावरे की भी 
ज़रूरत पड़ती है। गुहा कहते 
हैं कि जिस समाज पर वह 
शासन करता है उसके साथ 
औपनिवेशिक राज्य का 
रिश्ता, एकदम पूर्णतः बाहरी 
होता है। उसका यह पूर्णतः 
बाहरी चरित्र समाज के साथ 
उसका एक ऐसा रिश्ता 
बनाता है जिसे गुहा ' प्रभुत्व 
बिना वर्चस्व' कहते हैं। 
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औपनिवेशिक व उत्तर-औपनिवेशिक ' राजनीति ' 
के सिद्धांतीकरण की ओर 

“राजनीति” पर आम्बेडकर के ये विचार बड़े ही दिलचस्प तरीक़े से कुछ समसामयिक राजनीतिक 
सिद्धांतकारों की भारतीय राजनीति को समझने की कोशिशों से जाकर जुड़ते हैं। यहाँ मेश आशय 
रणजीत गुहा और सुदीप्त कविराज के उपनिवेशिक व उत्तर-औपनिवेशिक भारतीय राजनीति के 
सिद्धांतीकरण के काम से है। यह बात और भी दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि न गुहा और न 
ही कविराज कहीं भी आम्बेडकर से कोई प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं-- और फिर भी, क्योंकि वे सभी 
एक ही विषय पर बात कर रहे हैं और बिना इस बात की फ़िक्र किये कि वह सत्ता और राजनीति पर 
पश्चिमी तजुरबों पर खड़े सिद्धांतों से कोई तालमेल बैठा पा रहे हैं या नहीं, इसलिए उनमें कुछ मेल 
दिखाई देता है। 

भारत में औपनिवेशिक सत्ता-संरचना और सामाजिक हलक़े से उसके संबंध, और जिस तरह 
राष्ट्रवाद के वजूद में आने के बाद यह सामाजिक हलक़ा उभरती हुई राजनीतिक ज़मीन को शक्ल दे 
रहा था-- इस सब को सीधे सीधे पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत के चश्मे से देखने और समझने की 
कोशिश करना बेहद भ्रामक हो सकता है। ख़ास तौर पर इसलिए कि पश्चिमी सिद्धांतीकरणों में संप्रभुता 
(सॉवेरेनिटी ) की केंद्रीय भूमिका रही है और जिसका रिश्ता युरोपीय ईसाईयत के एकेश्वरवाद से रहा 
है जिसमें राजा को धरती पर भगवान के कारिंदे के रूप में देखा गया है और जिसकी वजह से अपने 
अधिकार- क्षेत्र पर उसकी निरंकुश हुक़ूमत होती है। उसके अधिकार-क्षेत्र में वह भी आता है जिसे 
“'समाज' कहा जा सकता है और जो पूरी तरह उसके इरादे और उसके क़ानून के अधीन होता है-- 
और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि उन समाजों में राज्य या राजनीतिक हलक़े की प्राथमिकता 
होती है जो एक गहरे अर्थ में सामाजिक हलक़े को आकार देता है। 

आम तौर पर मार्क्सवादियों ने (गिने चुने अपवादों को छोड़ कर) और ख़ास तौर पर भारतीय 
मार्क्सवादियों ने राजनीतिक हलक़े के नाम पर कुल मिला कर राज्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर संतुष्टि 
कर ली है-- और वह भी इस तरह जहाँ इसका दर्जा हमेशा अर्थव्यवस्था और आर्थिक वर्गों के मातहत 
का रहा है। इस संदर्भ में रणजीत गुहा और सुदीप्त कविराज के काम को अपवाद ही माना जाएगा। उनकी 
जाँच-पड़ताल से भारत में सामाजिक सत्ता के पारम्परिक ढाँचे के बारे में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ मिलती हैं 
जिनसे कुल मिलाकर राजनीतिक सत्ता की अपेक्षाकृत सीमित भूमिका का पता चलता है। 

भारतीय संदर्भ में यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सामाजिक हलक़े का न सिर्फ़ अपना एक 
अलहदा लम्बा इतिहास है और न सिर्फ़ वह औपनिवेशिक राजनीतिक से स्वायत्त रहा है बल्कि पूर्व- 
औपनिवेशिक राजनीतिक हलक़े से भी उसका रिश्ता बिल्कुल अलग क्रिस्म का रहा है-- और स्वायत्तता 
का यह इतिहास सम्भवतः प्राचीन काल तक जाता है। इस रिश्ते पर भूदेव मुखोपाध्याय से लेकर 
रवींद्रनाथ ठाकुर तक कई विचारकों ने लिखा है और उनकी राय में भारतीय परम्परा में 'समाज' लम्बे 
समय से (शायद हमेशा से ) राजा/शासक/राजनीति से स्वायत्त रहा है। सुदीत्त कविराज इसी कड़ी को 
पकड़ कर उस पर अपने कई प्रबंधों में तफसील से मनन करते हैं। बस एक फ़र्क के साथ-- वे भूदेव 
और रवींद्रनाथ के चिंतन में समाज की स्वायत्तता पर लगाए गये सकारात्मक मूल्य को पलट देते हैं। 
कविराज के यहाँ सामाजिक की स्वायत्तता को उसी अर्थ में पहचाना जाता है जैसा कि वह है-- जाति 
की एक पूरी व्यवस्था जो धर्म-प्रदत्त कठोर नियमों और रिवाजों के ज़रिये बाँध कर रखी गयी है। 
जिसे कविराज 'सामाजिक नियोजन ' (सोशल कोंस्टिट्यूशन) कहते हैं वह राजनीतिक सत्ता को अपनी 
सीमित जगह में रखता है। आम्बेडकर की भाषा में इसे ' श्रेणीबद्ध ग़ैर-बराबरी ' की व्यवस्था भी कहा 
जा सकता है जहाँ अनगिनत जातियाँ एक खड़ी दर्जाबंदी में अनगिनत निषेधों और अनुमतियों के 
सिलसिले के ज़रिये क्रायम रखी जाती हैं। यह पूरी व्यवस्था सामाजिक सत्ता के एक तंत्र के ज़रिये 


04ता98:/3५0५4 2//2049 3:57 ?॥ 8868 5 ्& - 


45 


चालू रहती है जिसमें राजनीतिक सत्ता की भूमिका बहुत छोटी होती है। अपने इस तर्क को और खोलते 
हुए कविराज कहते हैं : 
रिश्तों के एक तंत्र के रूप में जाति व्यवस्था के नियम ऐसे हैं जिन पर राजाओं की सत्ता में उतार-चढ़ाव 
का कोई असर नहीं होता है। राजाओं या राजवंशों के जीवन में आने वाले ज्वार भाटे दरअसल घटनाओं 
की ऐसी श्रेणी होते हैं जो सतही स्तर पर ही घटते रह जाते हैं और सामाजिक जीवन की गहराई पर इनका 
कोई असर नहीं होता है; वह सिर्फ़ चंद ऐसे व्यक्तियों की ज़िंदगी पर ही असर डाल पाते हैं जिनका जन्म, 
अपनी जाति के कारण, राजसत्ता की परेशानियों और अनियतताओं को झेलने के लिए होता है।” 
इस अर्थ में औपनिवेशिक राज्य एक पूर्णतः: नयी चीज़ है जो राजनीतिक सत्ता के व्याकरण में 
एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू करता है। यह राज्य एक आधुनिक प्रशासनिक राज्य है जो समाज की 
गहराइयों तक अपनी पैठ बनाता है और उसमें परिवर्तन का अपना एजेण्डा लेकर घुस जाता है। मुमकिन 
है कि आधुनिकता के मूल्यों के आधार पर जो परिवर्तन वह लाना चाहता है वह हमेशा कामयाब न हो 
और इसी कारण वह स्थानीय सत्ताधारी तत्त्तों से अकसर समझौता भी कर लेता है। बकौल रणजीत 
गुहा, ऐसी स्थिति में उसकी सत्ता भी ख़ालिस आधुनिक नियमों पर चलने वाली सत्ता नहीं रह जाती 
और उसके स्थायित्व के लिए धार्मिक मुहावरे की भी ज़रूरत पड़ती है। गुहा कहते हैं, कि जिस समाज 
पर वह शासन करता है उसके साथ औपनिवेशिक राज्य का रिश्ता पूर्णतः: बाहरी होता है।” उसका यह 
पूर्णतः बाहरी चरित्र समाज के साथ उसका एक ऐसा रिश्ता बनाता है जिसे गुहा ' प्रभुत्व बिना वर्चस्व ' 
कहते हैं।” मगर इसके बावजूद अपने विश्लेषण में वे सिर्फ उसके इस बाहरी किरदार को ही नहीं, 
बल्कि लगातार उसके एक अन्य पहलू पर अपने पैनी निगाह डालते हैं : वे उपनिवेशकाल के दौरान 
उपरोक्त कमज़ोरी के कारण बने नये सत्ता समीकरण पर निगाह डालते हैं जहाँ बिल्कुल अलग-अलग 
जगहों से, अलग-अलग इतिहास लिए और एकदम अलग जुबान बोलते हुए एक ओर औपनिवेशिक 
सत्ता और दूसरी ओर पारम्परिक स्थानीय ख़ुर्द-सत्ता के बीच मेल बैठता है और एक नये क़रिस्म की 
सत्ता का जन्म होता है। यहाँ गुहा के सिद्धांतीकरण पर तफ़सील से बहस की गुंजाइश तो नहीं है मगर 
इतना कहना ज़रूरी है कि आधुनिक सत्ता की ' अनुशासन' और ' सुधार ' की जुबान के साथ-साथ यहाँ 
“दण्ड' की पारम्परिक जुबान भी देखने को मिलती है। 
गुहा जिसे ' प्रभुत्व बिना वर्चस्व ' कहते हैं उसके उनके अनुसार दो अलग पहलू हैं : अगर एक 
तरफ़ प्रभुत्व है तो दूसरी तरफ अधीनता (सबोर्डिनेशन) और इन दोनों के आगे और दो-दो घटक हैं 
जिनके अलग-अलग मात्रा में मेल से किसी भी संदर्भ में सत्ता का ख़ास समीकरण बनता है। ' प्रभुत्व ' 
में अगर 'ज़बरदस्ती ' और ' प्रोत्साहन दोनों का मिश्रण है तो ' अधीनता ' में भी 'सहयोग' और “प्रतिरोध ' 
का मिश्रण है। गुहा इसे एक साधारणीकरण की तरह पेश करते हैं जो किसी भी समाज में सत्ता के 
मौलिक संयोजन को समझने के लिए ज़रूरी है।” औपनिवेशिक भारत में इन चारों तत्त्वों ( ज़बर, प्रोत्साहन, 
सहयोग व प्रतिरोध) के भीतर एक साथ दो मुहावरे कार्यरत दिखते हैं : 
एक मुहावरा वह है जो उपनिवेशवादियों की महानगरीय राजनीतिक संस्कृति से निकलता है और 
दूसरा उपनिवेशितों की प्राकू-औपनिवेशिक राजनीतिक परम्परा से। मुख़्तसर में, ये दो अलग 
नज़रियाती ढाँचों (पैराडाइम) से निकलते हैं, एक बरतानवी और दूसरा भारतीय |“ 
ज़ाहिर है कि अन्य कई विद्वानों की तरह गुहा नहीं मानते कि ये दोनों नज़रियाती ढाँचे इतने 
अलग हैं कि इनमें किसी क्रिस्म का कोई मेल सम्भव ही नहीं क्योंकि बकौल उनके, “इन दोनों मुहावरों 


2 रणजीत गुहा (998) : 65. 
23 वही. ही. प्र 
4 वही : 22-23. 


रुचही : 24 . 
26 वही. 
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के मेल और विरोध से ही वे तनाव पैदा होते हैं जो हर तत्त्व की ख़ास 
बनावट का स्वरूप तय करते हैं।'?” इस संदर्भ में 'दण्ड' के भारतीय 
मुहावरे के बारे में वे कहते हैं : 
प्राइवेट सामंती सेनाएँ, वसूलियाँ, स्थानीय अभिजन अधिकारियों 
द्वारा निर्देशित जाति व क्षेत्रीय पंचायतें, अभिजनों द्वारा थोपे गये 
जाति-आधारित प्रतिबंध, पण्डितों द्वारा थोपे गये धार्मिक 
प्रतिबन्ध, बंधुआ मजदूरी और बेगार, बरगादारों पर ज़मींदारों 
की फ़ौज़दारी और दीवानी मामलों में आंशिक हक़दारी, 
पितृसत्तात्मक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर औरतों के ख़िलाफ़ की 
जाने वाली कार्रवाइयाँ ... आदि सब उस ज़बर के नमूने हैं जो 
दण्ड की भाषा में समझे जाते हैं।?* 
सुदीप्त कविराज के पारम्परिक प्राकू-औपनिवेशिक सामाजिक 
नियोजन में जिस माइक्रो-पॉवर की चर्चा हम देखते हैं, उसी का एक 
बदला हुआ रूप हम बज़्रिये गुहा उपनिवेशकाल में भी देख पाते हैं। 
दिलचस्प बात यह है कि बावजूद इसके कि उपनिवेशवादी आधुनिक 
राजसत्ता की मंशा हमेशा समाज की गहराइयों तक घुस कर समाज 
को, उसके तौर-तरीक़ों को बदलने की होती है-- ऐसा यहाँ सम्भव 
होता नहीं दीखता है। उसकी वजह यही नहीं कि उपनिवेशवाद की 
ताक़त कमज़ोर है बल्कि उसके दो और कारण हैं। एक तो यह कि 
बरतानवी ताक़त हिंदुस्तान में कितना हस्तक्षेप करे और किस हद तक 
यहाँ की पारम्परिक संस्थाओं को बदलने की कोशिश करे-- इस बात 
पर ख़ुद ब्रिटेन की संसद और अख़बारों में बहुत बड़ी बहस छिड़ गयी 
थी। इस बात पर आज हमारे पास काफ़ी ठोस जानकारियाँ हैं।?? 
मगर इसकी सम्भवत: एक और वजह है जिस पर ज़्यादा ध्यान 
नहीं दिया गया है। वह यह है कि भारतीय समाज में सामाजिक 
नियोजन की जो पारम्परिक स्वायत्तता है उसमें राजनीतिक हलक़े के 
लिए पैठ बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। सवाल यह नहीं कि यह 
अच्छा है या बुरा-- सवाल यह है कि यह बनावट पश्चिम के 
राजनीतिक-सामाजिक संस्थागत ढाँचों से बिल्कुल अलग है। यही 
वजह है कि हम देखते हैं कि आज्ञादी के बाद भी, नेहरू सरकार के 
क़ानून मंत्री की हैसियत से आम्बेडकर हिंदू कोड बिल, बावजूद नेहरू 
और सरकार के समर्थन के पास करवाने में नाकाम रहते हैं। (समाज ' 
की इस पारम्परिक स्वायत्तता के मद्देनज़्र हमारे सामने सामाजिक 
बदलाव के बारे में भी, ज्ञाहिर है, नये सिरे से सोचने की ज़रूरत 
खड़ी हो जाती है। इस तरफ कुछ इशारा हम आम्बेडकर के लेखन में 
पाते हैं-- जिस पर हमने ऊपर थोड़ी चर्चा की है। 
आम्बेडकर, गुहा और कविराज की रचनाओं के आधार पर 
हमने यहाँ प्राथमिक तौर पर यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत 


में 'राजनीति' की बनावट, उस हलक़े का गठन या नियोजन जिसे 
2 वही : 28-29. 

2 देखें, पार्थ चटर्जी (20), 'इंट्रोडक्शन ', 

29 वही. 





भारतीय परम्परा में 'समाज' 
लम्बे समय से ( शायद हमेशा 
से ) राजा/शासक राजनीति 
से स्वायत्त रहा है। सुदीप्त 
कविराज इसी कड़ी को 
पकड़ कर उस पर अपने कई 
प्रबंधों में तफ़सील से मनन 
करते हैं। बस एक फ़र्क़ के 
साथ-- वे भूदेव और 
रवींद्रनाथ के चिंतन में समाज 
की स्वायत्तता पर लगाए गये 
सकारात्मक मूल्य को पलट 
देते हैं। कविराज के यहाँ 
सामाजिक की स्वायत्तता को 
उसी अर्थ में पहचाना जाता है 
जैसा कि वह है-- जाति की 
एक पूरी व्यवस्था जो धर्म- 
प्रदत्त कठोर नियमों और 
रिवाजों के ज़रिये बाँध कर 
रखी गयी है। जिसे कविराज 
“सामाजिक नियोजन ' 

( सोशल कोंस्टिट्यूशन ) 
कहते हैं वह राजनीतिक सत्ता 
को अपनी सीमित जगह में 
रखता है। 
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हम “राजनीतिक ' कह सकते हैं वह पश्चिम के इतिहास से किस अर्थ में जुदा है। यहाँ अभी हमने कोई 
वैकल्पिक सिद्धांतीकरण नहीं किया है मगर शायद उस ओर एक छोटा-सा क़दम भर उठाया है। इस 
दीगर इतिहास और राजनीतिक सत्ता की दीगर बनावट की तरफ़ इशारा करना ही अपने आप में हमारे 
सामने वह रास्ते खोलता है जिस पर चल कर हम भारतीय संदर्भ में राजनीति और राजनीतिक हलक़े 
को लेकर कुछ नये क़िस्म के सिद्धांतीकारण कर सकते हैं। 
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